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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती हैं जिससे कि यह मग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 

separate compilation 


उद्योग मंत्रालय 
( सरकारी उपम विभाग ) 
( सरकारी उद्यम कार्यालय ) 
नई दिल्ली, 1 अप्रैल , 1986 


संकल्प 


संख्या 2 ( 10 )/ 83- . स . उ . मा . (मजूरी कश):- केन्द्रीय सरकार के 
प्रधीन 217 सरकारी उद्यम ( बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा वितीय संस्थाओं 
को छोड़कर ) है, जिनमें लगभग 21 लाख कामगार, लिपिक वर्गीय 
कर्मचारी तथा कार्यपालक सेवारत है । 85 प्रतिशत कामगार सया 84 
प्रतिशत कार्यपालक औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न और सम्बद्ध वेतनमानों 
का पालन कर रहे हैं तथा शेष केन्द्रीय महंगाई भसा पैटर्न अपना रहे हैं । 

2. सरकारी क्षेत्र के 7 उद्यमों के अधिकारी संयों तथा कर्मचारी 
यूनियनो ने केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का पालन कर रहे अग्रमों में 
वेतनमानों तथा भत्तों को युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें औधोगिक महंगाई 
भत्ता पैटर्न पर लाने के सरकारी निर्णय को उच्चतम न्यायालय नपा 
विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी थी । 

3. उच्चतम न्यायालय मे 14- 3- 1986 को उनकी सुनवाई के 
दौरान भारत सरकार को निदेशित किया था कि केन्द्रीय सरकार के 
वेतनमानों तथा महंगाई भसे वारा शासित सरकारी क्षेत्र में काम कर 
रहे कर्मचारियों से संबन्धित बेतनमानों तथा अन्य प्रानुषंगिक मामलों 
जैसे अतिरिक्त महंगाई भत्ता , मन्तरिम सहायता तथा अन्य भत्तों संबन्धी 
विभिन्न पहलुओं की जांच करमे के लिये एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त 
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की जाए, जिसमें उम्बतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 
भारत सरकार का एक वरिष्ठ मिविल अधिकारी शामिल हो । उच्चतम 
म्यायालय ने यह निदेशित किया है कि यह समिति प्रारम्भ में ही भारत 
सरकार से संबन्धित सरकारी उद्यमों के 1000 रुपये से अधिक मासिक 
मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता मंजूर करने से 
संबन्धित मामले शुरू करेगी तथा उन्हें प्रावश्यक सहायता मंजूर करेगी । 
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेशित किया था कि उनके द्वारा जारी 
किए गए अन्तरिम आदेश इन सभी पहलुओं पर विचार करते समय : 
समिति के प्राड़े नहीं पायेगें । तदनुसार केन्द्रीय सरकार एसद्वारा एक 
वेतन समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : -- 

( 1) अध्यक्ष श्री जस्टिस पी . एन . सिंथन 
( 2 ) सदस्य- -- श्री ए .के . मनूमवार । 
4. वेतन समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : --- 
( 1 ) केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का पालन करने वाले कामगारों , 

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, पर्यवेदाकों तथा निदेशक मंडल 
स्तर के नीचे के अधिकारियों को उपलब्ध नका तथा सम्प 
किसी रूप में ममम लाभों को ध्यान में रखो हुए परिलम्धियों 
तथा सेवा शतों की वर्तमान संरचना को जांच करना तथा 

ऐसे परिवर्तन सुमाना, जो बोनीय तथा व्यावहारिक हों । 
( 2 ) उपर्युक्त कर्मचारियों को वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अलावा 

फिलहाल उपलब्ध भत्तों तथा अन्य किसी रूप में लाभों की 
विविधता की जांच करना तथा कार्यकुशलता को बेहतर 
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matter relating to the grant of interim relief to the 
employees of public enterprises belonging to the Gov 
ernment of India who are drawing a basic pay above 
Rs. 1000 per month and grant necessary relief to 
them . The Supreme Court had also directed that in 
terim orders passed by them will not stand in the 
way of the Committee considering the question in 
all its aspects. Accordingly the Central Government 
hereby appoint a Pay Committee consisting of the 
following : 

( i) Chairman - Shri Justice P . N . Shinghal 
( i ) Member - Shri A . K . Majumdar. 


amine the prions of serviceefits 
in cash 


बनाने के उद्देश्य से उन्हें युक्तिसंगत बनाने तथा उनका सरली 

करण करने का सुझाव देना । 
( 3) ge ut part JUAR ( 797 ATETE Fafe 

तथा केन्द्रीय महंगाई भत्ता का पालन करने वाले कर्मचारियों, 
जिनका मूल मासिक वेतन 1000 रुपये से अधिक है, को 
अन्तरिम सहायता मंजूर करने से संबन्धित मामलों की जांच 
करना तथा यदि अभीष्ट हो तो भी उन्हें अन्तरिम सहायता 

मंजर करना । 
( 4 ) उपर्युक्त वाद विषयों पर सिफारिशें करते समय समिति अन्य 

संबन्धित बातों जैसे औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले 
सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में प्रालित वेतनमानों , महंगाई 
भत्ता तथा अन्य भत्तों , देश की आर्थिक परिस्थितियों , इन 
सरकारी उद्यमों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में 

Taiti 
5. यह समिति अपनी कार्यविधि स्वयं पार करेगी और वह ऐसे 
सलाहकारों संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषनों को नियुक्त कर सकती 
है जैसाकि यह किसी विशेष प्रयोनावश्यक समझे । वह ऐसी जान 
कारी मांग सकती हैं और ऐसा साक्ष्य ले सकती है जिसे वह भावक 
समझे । भारत सरकार के मंत्रालय विभाग तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र 
के उद्यम ऐसी जानकारी तपा दमाज और अन्य सहायता प्रदान करेगे , 
जिनकी वेतन समिति को आवश्यकता पड़ेगी । यह आशा की जाती है 
कि इन सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध सेवा संघ तथा कामगार यूनियनें 
समिति को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगी । 

6. यह समिति अपने कार्य ग्रहण करने की तारीख से चार माह की 
अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी । . 

1 . 2 . IT, fara 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Public Enterprises ) 

(Bureau of Public Enterprises ) 
New Delhi, the 7th April , 1986 

RESOLUTION 
No, 2 ( 10 ) 83- BPE (WC ) .-- Under the Central 
Government, there are 217 public enterprises (cxclu 
ding Banks, Insurance Companies and Finance In 
stitutions) employing nearly 21 lakh workers, cleri 
cal staff and executives. 95 per cent of the workers 
and 84 per cent of the execuiives are following the 
Industrial DA paitern and relaied scales of pay , and 
the rest are on the Ceniral DA pattcii . 

2 . The Officers Associations and Employecs Unions 
of 57 public sector cnterprises bad chelleuged in the 
Supreme Court and various High Courts the Gov 
ernment decisio ? to rationalise scales of pay and al 
lowances of the enterprises which have been following 
the Central DA pattern and bring them on in the In 
dustrial DA pattern . 

3 . The Supreme Court at their heading m 14 - 3 - 86 
directed the Governm2.7 of India waumint a High 
Power Comruilee consisting of a roliran udge of 
the Supreme Court zod a Serior Civil Servant of 
Government of India to in :) ( various aspects 
relating to pay scales and othor ircidental matters 
such as additional DA , interim relice and other allow 
ances relating to the cuplugees working in public 
sector governed by the Central Government pay 
scales and DA . The Supreme Court has directed that 
this Committee at the threshold would take up the 


4 . The terms of reference of the Pay Committee 
will be as follows. 
I. To examine the present structure of cmolu 

ments and conditions of service taking into 
account the total vacket of benefits in cash 
and kind , available to the workers, clerical 
siaſt supervisors and ofticers , below the 
Board level Collowing the Central DA pat 
tern and to suggest changes which may be 

desirable and feasible . 
II , To examine the variety of allowances and 

benefits in kind that are presenily available 
to the above noted employees in addition 
to pay and DA and suggest rationalisation , 
simplification thereof with a view to promot 

ing efficiency . 
III . To examirc matters relating to grant of in 

terim relief to the employees of all such pub . 
lic enterprises ( belonging to the Govern 
ment of India and following the Central DA 
pattern ) who are drawing basic pay above 
Rs. 1000 per month and grant necessaw 

relief to them , if called for . 
IV . While making recommendations on the above 

points the Comunittee would keep in view 
other related factors such as scales of pay 
DA and allowances prezailing in other pus 
lic sector undertakings on industrial DA for 
mala , cconomic conditions in the country , 
resources available at the disposal of these 

public enterprises . . 
5 . The Committee would devise its own procedures 
and may appoint such advisors institutional consul 
tants and exports as it ray consider necesary for 
any particular purpose . The Committee may call for 
such information and lake such evidence as it may 
consider necessary . Ministries Departments of the 
Government of India and Central Government public 
sector enterprises will furnish such information and 
documents and other assistance as may be required by 
the Paymmittee . It i : " 

T 
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their fullest cooperation and assistance 


6 . The Committee would make its recommendations 
withio a period of four mooths from the date of assun 
ption of its office. 

V . K . DAR , Secy . 
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